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शोध सारांश 

भारत एक ɾवशाल अथ�șवɆा वाला देश है जहा ँपर ɾवʀभƤ ɾवɾवधताएँ ɾवƉमान है और उन 

ɾवɾवधताओ ंमɧ आʀथɞक ɾवषमता ©मुख है। जबɾक ɾकसी भी देश कɛ आʀथɞक ɾवषमता उसके ɾवकास 

कɛ ©मखु बाधाओ ं मɧ स े एक मानी जाती है øɭɾक आʀथɞक ɾवषमता देश के बʀुनयादी ढ़ाँच े को 

कमजोर बनाती है और यɽद बʀुनयादी ढ़ाचँा ही कमजोर हो तो ɾकतना भी ©यास ɾकया जाये șवɆा 

को मजबूत नहɡ बनाया जा सकता है। यही कारण है ɾक ɾकसी भी देश कɛ अथ�șवɆा मɧ ɾवकास एवं 

उƤɾत हेत ुɾकय ेजाने वाले ©यासɭ को बल ©दान करने के ʀलए नीɾत ʀनमा�ताओ ंƊारा एक ऐस ेमाग� 

का अनसुरण ɾकया जाता है। ʁजसके माƎम स ेसरकार आम आदमी को अथ�șवɆा के औपचाɼरक 

माƎम मɧ शाʀमल कर सकɧ । वɂुतः यही कारण है ɾक ɾवŨीय समावेशन के तहत यह सुʀनʀȟत 

ɾकया जाता है ɾक अʈƖम छोर पर खड़े șɿè को भी आʀथɞक ɾवकास के लाभɭ मɧ शाʀमल ɾकया जा 

सके। कोई भी șɿè आʀथɞक सुधारɭ से वंɿचत ना रहे। सामाƯतया ɾवŨीय समावेशन एक ऐसी ही 

©ɾ�या है ʁजसके Ɗारा समाज के कमजोर वगɯ एवं कम आय वाले लोगɭ को आʀथɞक सुधारɭ का 

लाभ पɷँचाया जा सके। ©ɂुत आलेख मɧ भारत मɧ ɾवŨीय समावेशन पर एक सामान्य अƎयन 

ɾकया गया है। 

मčु शǔ - ɾवŨीय समावेशन, �ामीण एवं अƃ� शहरी Fे¤, ɾवŨीय साFरता, ɼडʁजटल बɪɾकɝ ग। 

 



 

 

ɾवमश� ©वाह 
Vimarsh Pravah 

An Open Access, Bi-Annual, Blind Peer Reviewed, E-Research Journal 
Vol. - I,  Issue - II,  Jan–June 2025 

ISSN: 3049-0065 (Online) 
 

www.vimarshpravah.com Page 140 
 

पɼरचय  

ɾवŨीय समावेशन कम आय वाले लोगɭ और समाज के वंɿचत वगɯ को वहनीय कɛमत पर 
भुगतान, बचत एवं ऋण ©दान करने के साथ-साथ ɾवŨीय सेवायɧ पɷँचाने का एक ©यास है। इस े
समावेशी ɾवŨपोषण भी कहा जाता है। ɾवŨीय समावेशन का मुč उƂेȥ उन ©ɾतबधंɭ को दरू करना 
है जो ɾवŨीय Fे¤ मɧ भाग लेने स ेलोगɭ को बाहर रखत ेहɪ तथा ɾकसी भी ©कार के भेदभाव के ɾबना 
उनकɛ ɾवʁशȫ आवȥकताओ ंको पूरा करने के ʀलए ɾवŨीय सेवाओ ंका लाभ उपलǕ कराना है। 
सामाƯतया ɾवŨीय समावेशन एक ऐसी ©ɾ�या है ʁजसके तहत कमजोर वगɯ और कम आय वाले 
समूहɭ को सɂी दरɭ पर समायोɿचत और पया�Ƹ ऋण सुɾवधाएँ उपलǕ कराई जाती हɪ। सामाʁजक 
एवं आʀथɞक ɾवकास के सƝभ� मɧ समɂ वगɯ का ɾवŨीय समावेशन सबस ेमहŪपूण� पहलुओ ंमɧ स े
एक है। केƞ सरकार, राŁ सरकारɧ, भारतीय ɼरज�व बɪक, राȭीय कृɾष एवं �ामीण ɾवकास बɪक, 
माइ�ो फाईनɧस सɆंानɭ, Fे¤ीय �ामीण बɪकɭ, राȭीयकृत बɪकɭ ने समावेशी ɾवकास को बढ़ावा देन े
और ɾवŨीय समावेशन कɛ मांग और आपूɾतɞ  कɛ बाधाओ ंऔर चुनौɾतयɭ कɛ पहचान करने कɛ दशा मɧ 
जो काय� ɾकया वह एक सराहनीय कदम है। वैʀȧक ɂर पर भी अɿधकांश देश ɾवŨीय समावेशन को 
अɿधक șापक ɾवकास के साधन के ɶप मɧ देखत ेहɪ øɭɾक ɾकसी भी देश के आʀथɞक एवं सामाʁजक 
ɾवकास मɧ देश के ©Ŵेक नागɼरक कɛ अपनी आय का एक ɾवŨीय साधन के ɶप मɧ महŪपणू� Ɇान 
होता है जो ɾक भɾवȹ मɧ देश कɛ ɾवŨीय ʉɆɾत मɧ सधुार लान ेऔर देश कɛ अथ�șवɆा का ɾवकास 
करने मɧ ©योग ɾकया जाता है। ɾवŨीय समावेशन इसʀलए भी आवȥक हो जाता है ɾक इसके अभाव 
मɧ हर नागɼरक अपने आपकɭ असुरʀFत महससू करता है। आज के युग को वैʀȧक ɂर पर आʀथɞक 
युग स े जाना जाता है और आʀथɞक ɹʃȫ स े भारत कɛ अɿधकांश जनसčंा असुरʀFत हɪ। इसʀलए 
साव�भौʀमक ɾवŨीय समावेशन भारत कɛ राȭीय ©ɾतबƃता होन ेके साथ-साथ साव�जʀनक नीɾतगत 
©ाथʀमकता भी है।  

भारत मɧ ɾवŨीय समावेशन कɛ आवȥकता 

ɾवŨीय समावेशन के अभाव मɧ बɪकɭ कɛ सुɾवधा स े वंɿचत लोग मज़बूरीवश अनौपचाɼरक 
बɪɾकɝ ग Fे¤ स ेजुड़ने के ʀलय ेबाƎ हो जाते हɪ। इन Fे¤ɭ मɧ Ǜाज कɛ दरɧ भी अɿधक होती हɪ और उधार 
दी गई राʁश कɛ मा¤ा भी काफɛ कम होती है। 

चूɾँक अनौपचाɼरक बɪɾकɝ ग ढ़ाचँा कानून कɛ पɼरɿध स ेबाहर होता है, अतः उधार देने वालɭ और 
उधार लेने वालɭ के बीच उŮƤ ɾकसी भी ©कार के ɾववाद का कानूनी तरीकɧ  स ेʀनपटान नहɡ ɾकया 
जा सकता है। जहा ँतक सवाल है ɾवŨीय समावेशन के सामाʁजक लाभɭ का, तो आपको बताते चलɧ  
ɾक ɾवŨीय समावेशन के पɼरणामɒɶप न केवल उपलǕ बचत राʁश मɧ वृʂƃ होती है, बʊǽ ɾवŨीय 
मƎɆता कɛ दFता मɧ भी वृʂƃ होती है। इतना ही नहɡ, ʀनत नए șावसाɿयक अवसरɭ का सजृन 
करने कɛ सुɾवधा भी ©ाƸ होती है। इस पɼरयोजना का उƂेȥ केƞीय बɪक और सामाƯ बɪɾकɝ ग 
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अवधारणाओ ंके बार ेमɧ ɾवʀभƤ लʀFत समूहɭ ʁजनमɧ सकूल और कॉलेज जाने वाले बĪे, मɼहलाएँ, 
�ामीण और शहरी गरीब, और वɼरȯ नागɼरक शाʀमल हɪ, को ɾवŨीय जानकारी उपलǕ कराना है। 
भारतीय ©ɾतभूɾत और ɾवʀनयम बोड� (Securities and Exchange Board of Inda-SEBI) और नेशनल 
इंɁीōूट ऑफ ʁसøोɼरटीज माकɨ Zस (National Institute of Securities Markets-NISM's) ने 
‘पाकेट मनी’ नामक एक ©मुख काय��म लॉƒ ɾकया है, ʁजसका उƂेȥ ȼूली छा¤ɭ मɧ ɾवŨीय 
साFरता बढ़ाना है। 

शोध पƃɿत 

शोध पƃɾत एक वैGाʀनक ɹʃȫकोण होता है जो शोध काय� करने एव ंउसके पɼरणाम तक 
पɷँचन ेमɧ सहायता करती है। ©ɂतु आलेख मɧ ɾवnलेषणाŲक शोध पƃɾत का ©योग ɾकया गया है। 
सामाƯतया शोध पƃɾत का उपयोग शोध ©ȣɭ का उŨर देने या पɼरकȌनाओ ंका परीFण करने 
के ʀलए ɾकया जाता है। इस आलेख मɧ सǫंɿधत गणुाŲक संमक एकɾ¤त करके भारत मɧ ɾवŨीय 
समावेशन स ेसǫंɿधत ʁजGासाओ ंको उजागर करने का ©यास ɾकया गया है।   

शोध उƂेȥ 

इस आलेख मɧ भारत मɧ ɾवŨीय समावेशन का एक सामाƯ अƎयन ɾकया गया है ʁजसमɧ 
ɾवŨीय समावेशन कɛ आवȥकता उपयोɿगता तथा भारत के आʀथɞक ɾवकास मɧ ɾवŨीय समावेशन 
कɛ भूʀमका को उजागर ɾकया है। इस आलेख का मुč उƂेȥ केƞ सरकार Ɗारा जारी भारत मɧ 
ɾवŨीय समावेशन हेत ुकेƞीय योजनाओ ंके सामाƯ लोगɭ तक पɷँचन ेतथा उनस ेलाभाʇưत होन े
का अƎयन करना है। 

ɾवŨीय समावेशन लाभदाɿयकता/उपयोʀगता 

ɾवȧ बɪक कɛ वैʀȧक ɾवŨीय समावेशन डेटाबसे या Ĥोबल फाइंडेā ɼरपोट�-2017 के 
अनुसार, वष� 2014 मɧ अनुमाʀनत 35 ©ɾतशत भारतीय șȼɭ कɛ अपेFा वत�मान मɧ 80 ©ɾतशत 
șȼɭ के पास एक बɪक खाता है। जहा ँएक ओर इसस ेसमाज मɧ कमज़ोर तबके के लोगɭ को उनकɛ 
जɶरतɭ तथा भɾवȹ कɛ आवȥकताओ ंके ʀलय ेधन कɛ बचत करने, ɾवʀभƤ ɾवŨीय उŮादɭ जसै े
बɪɾकɝ ग सेवाओ,ं बीमा और पɧशन उŮादɭ आɽद मɧ भाग लेकर देश के आʀथɞक ɾ�या-कलापɭ स ेलाभ 
©ाƸ करने के ʀलय े©ोŸाहन ©ाƸ होता है। वहɡ दसूरी ओर इसस े देश को पूजंी ʀनमा�ण कɛ दर मɧ 
वृʂƃ करने मɧ भी सहायता ©ाƸ होती है। इसके फलɒɶप होने वाले धन के ©वाह स े देश कɛ 
अथ�șवɆा को गɾत ʀमलने के साथ-साथ आʀथɞक ɾ�या-कलापɭ को भी संवध�न ©ाƸ होता है। पूव� 
मɧ ʀनजी ɾवŨीय संɆान सीʀमत आय वाले �ाहकɭ के साथ संलĜ नहɡ थे, परƖ ुअब समय बदल 
गया है, और इस वग� के साथ भी ʀनजी ɾवŨीय संɆानɭ (पेटीएम, एयरटेल मनी और ʁजयो मनी जसै े
पेमɧट बɪक) कɛ सɾ�य भागीदारी ɷई, øɭɾक उƵɭन ेयह महससू ɾकया है ɾक गरीबɭ को ɾवŨीय दायर े
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मɧ लाना उनके șवसाय मॉडल के ʀलय ेभी फायदेमंद है। ɾवŨीय सेवाओ ंका एकɛकरण जसै े©ŴF 
लाभ अतंरण योजना का जैम ¤यी योजना के सʊǲलन लाभदायक ©योग ʁसƃ ɷआ। ɾवŨीय 
समावेशन स ेसरकार को सरकारी सʉǠडी तथा कȑाणकारी काय��मɭ मɧ अंतराल एव ंहेराफेरी पर 
रोक लगाने मɧ भी मदद ʀमलती है, øɭɾक इसस ेसरकार उŮादɭ एवं सʉǠडी देने के बजाय सʉǠडी 
कɛ राʁश सीध ेलाभाथɢ के खाते मɧ अंतɼरत कर सकती है।  

ɾवŨीय समावेशन कɛ चुनौɿतयाँ 

सभी कɛ बɪकɭ तक पɷँच नहɡ: बɪक खाते ɾकसी भी ɾवŨीय सेवाओ ंके ʀलए एक ©वेश Ɗार है। 
लेɾकन ɾवȧ बɪक कɛ एक ɼरपोट�  के अनसुार, भारत मɧ लगभग 190 ʀमʀलयन șȼɭ के पास बɪक 
खाता नहɡ है, ʁजसस ेभारत, चीन के बाद गैर बɪɾकɝ ग आबादी के मामलɧ  मɧ दʀुनया का दसूरा सबस ेबड़ा 
देश है। 

ɼडʁजटल ɼडवाइडः कम आय वाले उपभोèा जो ɼडʁजटल सेवाओ ं तक पɷँचने के ʀलय े
आवȥक तकनीक का खच� उठान ेमɧ सFम नहɡ है। इन लोगɭ मɧ तकनीकɛ कौशल कɛ भी कमी है।  

नीɾतयɭ के सचुाɵ ɾ�याưयन का अभावः जन-धन योजना के पɼरणामɒɶप कई हजार 
ʀनʅȪय खाते खलु गए हɪ, ʁजनमɧ वाɂɾवक बɪɾकɝ ग लेनदेन कभी नहɡ ɷआ। ऐसी सभी गɾतɾवɿधया ँ
सɆंानɭ का खच� बढ़ाती है, और ɾवशाल पɼरचालन लागत सɆंानɭ कɛ ɾवŨीय ʉɆɾत के ʀलय े
हाʀनकारक साɾबत होती है। इन ɾवपरीत पɼरणामɭ स े बचन े के ʀलय,े यह महŪपणू� है ɾक सभी 
ɼहतधारक इस तरह के काय��मɭ मɧ उɿचत उƂेȥ के साथ भाग लɧ , न ɾक केवल औपचाɼरकता के 
ʀलये। 

इस पɼरʉɆɾत मɧ सरकार Ɗारा ©ायोʁजत सव�सुलभ बɪɾकɝ ग ©णाली के पɼरणामɒɶप अɿधक 
©ɾतɊधɢ बɪɾकɝ ग पɼरवेश कɛ तुलना मɧ �ामीण Fे¤ɭ मɧ अɿधक आʀथɞक ɾवɾवधीकरण मɧ योगदान 
©ाƸ ɷआ है। 

ɾवŨीय समावेशन हेत ुसरकारी योजनाएँ 

1. ©धानमं¤ी जन-धन योजना 
2. मु¦ा बɪक योजना 
3. राȭीय अनसुूɿचत जाɾत ɾवŨीय ʀनगम 
4. राȭीय अनसुूɿचत जनजाɾत ɾवŨीय ʀनगम 
5. राȭीय ɾपछड़ा वग� जाɾत ɾवŨीय ʀनगम 
6. राȭीय सफाईकमɢ ɾवŨीय ʀनगम 
7. अटल पेशंन योजना  
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8. ɼडʁजटल इंɼडया काय��म (अʈƖम șɿè तक लाभ पɷँचान ेके ʀलए) 

ɾवŨीय समावेशन: वत�मान ʉɆɿत 

जनधन-आधार-मोबाइलः आधार, ©धानमं¤ी जनधन योजना और मोबाइल सचंार मɧ वृʂƃ ने 
नागɼरकɭ तक सरकारी सेवाओ ं के पɷँचने का तरीका बदल ɽदया है। माच� 2020 मɧ अनुमान के 
अनुसार, जनधन योजना के तहत लाभाʀथɞयɭ कɛ कुल सčंा 380 ʀमʀलयन स े अɿधक रही है। 
șɿèगत पहचान कɛ आवधारणा मɧ महŪपूण� बदलाव के साथ आधार न केवल एक सुरʀFत और 
आसानी से सŴापन योĢ ©णाली है, बʊǽ ɾवŨीय समावेशन कɛ ©ɾ�या मɧ यह एक महŪपणू� टूल 
है। सरकार ने ɾवŨीय समावेशन को बढ़ावा देने और देश मɧ गरीबी तथा असंबƃ लोगɭ को सशè 
बनान ेव उƵɧ ɾवŨीय सुरFा ©दान करने के ʀलय ेकई योजनाएँ शुɶ कɛ है। ʁजनमɧ ©धानमं¤ी मु¦ा 
योजना, Ɂɪड-अप-इʆśया योजना, ©धानमं¤ी जीवन Łोɾत बीमा योजना, ©धानमं¤ी सरुFा बीमा 
योजना और अटल पɧशन योजना ©मखु है।  

�ामीण और अƃ�-शहरी Fे¤ɭ मɧ ɾवŨीय सेवाओ ंका ɾवɂारः भारतीय ɼरज़व� बɪक और नाबाड� 
न े�ामीण Fे¤ɭ मɧ ɾवŨीय समावेशन को बढ़़ावा देने के ʀलय ेपहल कɛ है। इनमɧ ©मुख हɪ- 

 दरूदराज के इलाकɭ मɧ बɪक शाखाएँ खोलना। 
 ɾकसान �ेɼडट काड� जारी करना। 
 बɪकɭ के साथ ɒ-सहायता समूहɭ का जुड़ाव। 
 ऑटोमेटेड टेलर मशीनɭ (एटीएम) कɛ सčंा बढ़ाना। 
 बɪɾकɝ ग Fे¤ मɧ șावसाɿयक अʀभकŨा� मॉडल। 

ɼडʁजटल पेमɧट को बढ़ावाः भारतीय राȭीय भुगतान ʀनगम (National Payments Corporation 

of India-NPCI) Ɗारा यूʀनफाईड पेमɧट इंटरफेस को मजबतू करने के साथ, पूव� कɛ तुलना मɧ 
ɼडʁजटल भुगतान को सरुʀFत बनाया गया है। आधार-सFम भुगतान ©णाली, आधार सFम बɪक खाते 
को ɾकसी भी समय और ɾकसी भी Ɇान पर माइ�ो एटीएम का उपयोग करने मɧ सFम बनाती है। 
ऑफलाईन लेनदेन सFम करने वाले ƿेटफाम� अवसंरचनाŲक पूरक सेवा डेटा (Unstructured 

Supplementary Service Data –USSD) के कारण भुगतान ©णाली को और अɿधक सुलभ बनाया 
गया है, ʁजसस ेसामाƯ मोबाईल हɪडसेट पर भी इंटरनेट के ɾबना मोबाईल बɪɾकɝ ग सेवाओ ंका उपयोग 
करना संभव हो जाता है। 

ɾवŨीय साFरता बढ़ानाः भारतीय ɼरज़�व बɪक न ेɾवŨीय साFरता नामक एक पɼरयोजना शुɶ कɛ 
है।  
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अनौपचाɼरक और नकद आधाɼरत अथ�șवɆाः भारत एक नकदी आधाɼरत अथ�șवɆा है, जो 
ɼडʁजटल भुगतान अपनान ेकɛ ɽदशा मɧ एक चुनौती है। अंतरराȭीय ±म सगंठन के अनुसार, भारत मɧ 
लगभग 81 ©ɾतशत șɿè अनौपचाɼरक Fे¤ मɧ काम करते हɪ। लेनेदेन के ʀलय े नकदी आधाɼरत 
आधाɼरत अथ�șवɆा पर उĪ ʀनभ�रता के साथ एक ɾवशाल अनौपचाɼरक Fे¤ का संयोजन 
ɼडʁजटल ɾवŨीय समावेशन के ʀलय ेबाधा बन गया है। 

ɾवŨीय समावेशन मɧ लɪ ɿगक अंतरालः Ĥोबल फाइंडेā ɼरपोट�-2017 के अनसुार, भारत मɧ 15 
वष� स ेअɿधक आयु के 83 ©ɾतशत पɵुषɭ के अपेFा 77 ©ɾतशत मɼहलाओ ंन ेही ɾकसी ɾवŨीय संɆान 
मɧ खाते का संचालन ɾकया। इस अतंराल के ʀलय े सामाʁजक-आʀथɞक कारक उŨरदायी है, ʁजसमɧ 
मोबाईल हɪडसेट कɛ उपलǕता और इंटरनेट डेटा कɛ सुɾवधा मɼहलाओ ंकɛ तुलना मɧ पɵुषɭ के बीच 
अɿधक है। 

भारतीय ɾवŨीय समावेशन मɧ वृʂƃ हेत ुसुझाव 

देश के ©Ŵेक कोने मɧ बɪɾकɝ ग शाखाओ ंकɛ Ɇापना करने मɧ अɿधक समय लग सकता है। 
ऐस ेमɧ भावी �ाहकɭ तक बɪɾकɝ ग गɾतɾवɿधयɭ कɛ पɷँच सुʀनʀȟत करने के ʀलय े ‘बɪɾकɝ ग संवाददाता 
मॉडल’ का उपयोग ɾकया जा सकता है। इस ©कार, बɪɾकɝ ग संवाददाताओ ं के ʀलय े बेहतर मौɽ¦क 
©ोŸाहन के साथ-साथ उƵɧ बेहतर ©ʁशFण ©दान करने कɛ आवȥकता है।  

जैम ¤यी योजना के साथ उɿचत तकनीकɛ ɾवकास को जोड़कर एक डेटा शेयɼरग ंªेमवक�  
कɛ Ɇापना कɛ जा सकती है। ɾवŨीय समावेशन हेतु ɼडʁजटलीकरण कɛ ɽदशा मɧ बढ़न ेके साथ ही 
देश मɧ साइबर सरुFा और डेटा सरुFा șवɆा को मज़बूत करने कɛ भी आवȥकता है। ɾवभेदीकृत 
बɪक जसै-ेभुगतान बɪक और छोटे ɾवŨ बɪक ɾपछड़े Fे¤ɭ मɧ भुगतान ©णाली को बढ़ाने मɧ कारगर 
ɾवकȌ साɾबत हो सकत ेहɪ। ɾवŨीय समावेशन हेत ुराȭीय काय�नीɾत ʀनमा�ण कɛ ©ɾ�या एक ©भावी 
कदम साɾबत हो सकती है। 

ʁनȩष� 

भारत मɧ ɾवŨीय समावेशन कɛ सफलता के ʀलय,े एक बɷ आयामी ɹʃȫकोण होना चाɼहय,े 
ʁजसके माƎम से मौजदूा ɼडʁजटल ƿेटफाम�, बʀुनयादी ढ़ाचँ,े मानव ससंाधन और नीɾतगत ढ़ाचँ ेको 
मज़बूत ɾकया जाए और नए तकनीकɛ नवाचारɭ को बढ़ावा ɽदया जाए। यɽद मौजूदा समɐाओ ंके 
समाधान के ʀलए ƾा�Ƹ उपाय ɾकय ेजात ेहɪ, तो ɾवŨीय समावेशन के Ɗारा गरीबɭ को भी आʀथɞक 
ɾवकास के लाभ ©ाƸ हɭगɧ।  
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